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27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषयः खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का अन्य फसलों पर प्रभाव
1142. श्री देरेक ओब्राईनः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की वजह से मूल्य कमी योजना (पीडीपी) की लागत क्या है और देश के कुल बजट पर इससे कितना बोझ पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार ने अन्य फसलों पर एमएसपी वृद्धि के महंगाई पर पड़ने वाले दबाव की गणना की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) क्या धन पर 200 रुपये प्रति क्विंटल (आगत लागतों पर 50 प्रतिशत) की एमएसपी वृद्धि किसानों को लाभान्वित करेगी जबकि देश में विद्यमान सिंचाई समस्या के अलावा सरकार द्वारा शेष आगतों जैसे कि उर्वरकों न्यूनतम मजदूरी एवं ईंधन तेल कीमतों को बढ़ा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत) 
(क): वतर्मान में, किसानों को एमएसपी प्रदान करने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत मूल्य कमी योजना (पीडीपी) नाम की कोई योजना नहीं है।
(ख): उच्च एमएसपी का अर्थ अनिवार्य रूप से मंडी कीमत में अनुपातिक वृद्धि नहीं होती है। मूल्य, अन्य के बीच मांग और आपूर्ति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 
(ग): धान पर 200 रुपए प्रति क्विंटल तक एमएसपी में वृद्धि से किसानों को लाभ होगा चूंकि सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करते हुए कई कारकों पर विचार करती है जिसमें अखिल भारतीय आधार पर फसलों के उत्पादन की भारित औसत लागत शामिल है। विचार की गई लागते व्यापक होती हैं और इनमें किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम / मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान, बीजों, उर्वरकों, खाद, सिंचाई प्रभार, औजारों और खेतों की इमारतों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट के संचालन के लिए डीजल/बिजली इत्यादि जैसे विविध खर्चों और पारिवारिक श्रम के लागू मूल्य के कारण होने वाली लागते शामिल हैं।  इसके अलावा, 2018-19 मौसम की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति पर सीएसीपी की सिफारिश व्यापक रूप से एमएसपी को उत्पादन की लागत के डेढ़ गुना स्तर पर रखने के लिए है।
*******

